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क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 

(क) अबर्न चैलेंज फंड (यूसीएफ) के कायार्न्वयन क� िस्थ�त क्या है, िजसमें प�रयोजनाओं के 

चयन क� रूपरेखा, �व�-पोषण क� पद्ध�त और �व� वषर् 2025-26 के दौरान हुई प्रग�त 

शा�मल है; 

(ख) क्या यूसीएफ के अंतगर्त शहरों और प�रयोजनाओं का चयन करने के �लए �दशा-�नद�श 

जार� �कए गए हैं; 

(ग) इसमें शहरों का पुन�वर्कास, स्वच्छता अवसंरचना तथा शहर� ग�तशीलता स�हत �कन-

�कन क्षेत्रों को शा�मल करने का प्रस्ताव है; 

(घ) कें द्र, राज्यों और अन्य �हतधारकों के योगदान स�हत योजनाबद्ध �व�ीय प�रव्यय क्या 

है; और 

(ङ) य�द हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 

उ�र 

आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री  

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) से (ङ) भारत सरकार ने 13 फरवर�, 2026 को अबर्न चैलेंज फंड (यूसीएफ) को 

अनुमो�दत �कया है। इसके अलावा, यूसीएफ के संचालन �दशा�नद�श 15 अप्रैल, 2026 को 

जार� �कए गए ।  



 यूसीएफ तीन घटकों अथार्त ् '�वकास कें द्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक 

पुन�वर्कास' और 'जल और स्वच्छता' के तहत प�रवतर्नकार� और प्रभावशाल� प�रयोजनाओं के 

कायार्न्वयन के माध्यम से शहर� बु�नयाद� ढांचे के �वकास और सुदृढ़�करण को ग�त प्रदान 

करता है। संचालन �दशा-�नद�शों के अनुसार, सभी शहर यूसीएफ के �लए पात्र हैं।   

 इसके अलावा, संचालन �दशा�नद�शों के अध्याय 7 में प�रयोजना मूल्यांकन और चैलेंज 

फे्रमवकर्  संबंधी �ववरण शा�मल हैं, िजसमें अ�नवायर् पात्रता आवश्यकताएं, समग्र प�रयोजना 

प्रवाह और प�रयोजनाओ ं के मूल्यांकन और चयन के �लए प�रयोजना मूल्यांकन प्र�क्रया 

शा�मल है। योजना के �दशा�नद�श सावर्ज�नक डोमेन में हैं और इन्हें 

https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/04/7950afb9b2d5cb773ba3d6c6

4bde9726.pdf पर देखा जा सकता है।  

 यूसीएफ �मशन क� अव�ध के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए क� कें द्र�य सहायता 

प्रदान करता है। यूसीएफ के तहत, कें द्र�य सहायता बैंक योग्य प�रयोजनाओं क� लागत के 25 

प्र�तशत तक सी�मत है, इस शतर् के साथ �क प�रयोजना लागत का कम से कम 50 प्र�तशत 

बाजार आधा�रत स्रोतों के माध्यम से �व�पो�षत �कया जाएगा, िजसमें नगरपा�लका बांड, बैंक 

ऋण और सावर्ज�नक-�नजी भागीदार� (पीपीपी) शा�मल हैं। शेष प�रयोजना लागत को संबं�धत 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी द्वारा पूरा �कया जाना है। अब तक, 3418.28 करोड़ रुपये क� 

कें द्र�य सहायता के साथ 13743.65 करोड़ रुपये क� 16 प�रयोजनाओं को अनुमो�दत �कया 

गया है/सैद्धां�तक अनुमोदन प्रदान �कया गया है। 
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